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सं ० प्रो ० वि ० /एफडी 0 / 127-86/ 486 0 1.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म . नैशनल 
कोंसिन फार सीमेन्ट एण्ड विल्डिगं मैटेरियल मयुरा रोड़ , बल्लभगढ़ के श्रमिक श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री गंगा शरण मार्फत · श्री 
दर्शन सिंह, महा सचिव एटक फरीदाबाद, इण्डस्ट्रीयल वर्करज यूनिधन, माकिट नं ० 1 एन ० आई० टी ० फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के 
मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में . कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , हरियाणा, 
फरीदाबाद , को नीचेविनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद 
से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है : 

क्या श्री रणवीर सिंह की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/एफ ० डी ०/ 127-86/ 48609. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० नैशनल कोंसिल फा र 
सिमेन्ट एण्ड विल्डिगं मैटेरियल मयुरां रोड़, बल्लबगढ़ के श्रमिक श्री गजराज , पुत्र श्री सोनी मार्फत. श्री दर्शन सिंह महासचिव एटक 
फरीदाबाद इण्स्ट्रीयल वर्करज यूनियन माकिट नं . 1 एन ० आई ० टी ० फरीदाबाद ।तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित , 
मामले के सम्बन्ध में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान · की 
पई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के - राज्यपाल. इसके द्वारा उन अधिनियम की धारा 7-7 के अधीन गठित 
प्रौद्योगिक अधिकर ग , हरियाणा, करोदामाद को नो ने विनिर्दिष्ट मामला जो कि उन प्रावकों तथा श्रमिफ. के बीच या तो 
: विवादग्रस्त मामला है अयवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं : 

क्या श्री गजराज की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ०वि ० /एफ ० डी ०/127-86/ 486 17.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं नैशनल कौंसिल फार सिमेन्ट 
एण्ड विल्डिंग मैटेरियल, मथुरा रोड़ वल्लबगढ़ के थमिक श्री जयचन्द , पुत्र श्री मदन सिंह , मार्फत श्री दर्शन सिंह महासचिव , एटक 
फरीदाबाद इण्डस्ट्रीयल वर्करज यूनियन माकिट नं 0. 1 एन.आई.टी. , फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले 
के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/ मामले है 
अथवाविगद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री जयचन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/एफ ० डी ०/ 127786/ 48025.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० नैशनल कौंसिल फार सिमेन्ट 
एण्ड बिल्डिंग मटेरियल मथुरा रोड़, बल्लबगड़ के श्रमिक श्री लखमो पुत्र श्री टेकचन्द मार्फत श्री दर्शन सिंह महासचिव, एटक फरीदाबाद 
इण्डस्ट्रीयल वर्करज यूनियन मार्किट न ० 1 एन.आई.टी.,फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई औद्योगिक विवाद है 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा क के अधोन गठित औद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त · मामला 
है , अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : --- 
क्या थी लखमी 

की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


